निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 श्रावण 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 647 ) पटना , बुधवार , 28 जुलाई 2021 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


v f / k puk 

28 जुलाई 2021 
सं ० वि ० स ० वि०-20 / 2021-2491 / वि ० स ० ।- " fegli jt dikh miljnk ; B , 0a ct V irtu 
Kaskulifo / sd ] 2021 " , जो बिहार विधान सभा में दिनांक 28 जुलाई , 2021 को पुरःस्थापित हुआ था , बिहार 
विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित 
किया जाता है । 

आदेश से , 
भूदेव राय , 
प्रभारी सचिव । 
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बिहार गजट ( असाधारण ) , 28 जुलाई 2021 


[ वि ० स ० वि०-20 / 2021 ] 
foglj jk d kkh mìjnlf ; R , oact Vi cáku 1 % álklu / zfo / ks d ] 2021 
foglj jk d kk mijnlf ; R , oact Vicdku vf / ku ; e ) 2006 lcglj vf / ku ; e 5 ] 2006 / 2d kl akéku 

djusdsfy , fo / ks d 
iirlbul & राजकोषीय समेकन के लिए 15 वें वित्त आयोग तथा भारत सरकार द्वारा यथा अनुशंसित , 
पुनरीक्षित रूपरेखा को लागू करने एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रक्रिया को पारदर्शी तथा व्यापक बनाने 
हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व 
एवं बजट प्रबंधन अधिनियम , 2006 का संशोधन हेतु विधेयक । 

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 
1- I { kr ule ] foIri , oailyHA & 
( 1 ) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन ( संशोधन ) अधिनियम , 2021 कहा 

जा सकेगा । 
( 2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3 ) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है , उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख 

को प्रवृत्त होंगे , जो राज्य सरकार राजपत्र में , अधिसूचना द्वारा नियत करे । 
2- fcglj vf / fu ; e & ] 2006 dh / ljko dkl allsku ] A & बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट 
प्रबंधन अधिनियम , 2006 ( बिहार अधिनियम , 5 , 2006 ) की धारा -9 की उप धारा- 2 ( ख ) ( 4 ) के बाद नई उप 
धारा -2 ( ख ) ( 5 ) निम्नलिखित रूप से जोड़ी जायेगी : 

WAVE / 2 वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्यों और वार्षिक उधार सीमाओं का 

प्रतिज्ञापन निम्नवत किया जाता है : 
( 1 ) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा लक्ष्य एवं वार्षिक उधार 


सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4 % ( चार प्रतिशत ) की सीमा तक होगा । यह 
उधार सीमा भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्त के अधीन होगा । " 


( II ) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित अधिसीमा के अतिरिक्त राज्य का राजकोषीय 

घाटा लक्ष्य एवं वार्षिक उधार सीमा 0.5 प्रतिशत से वर्धित होगा । यह अतिरिक्त 


उधार सीमा भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्त के अधीन होगा । " 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 28 जुलाई 2021 
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fodh lafk 


राजकोषीय स्थायित्व एवं संपोषनीय विकास सुनिश्चित करने तथा पर्याप्त राजस्व अधिकोष की प्राप्ति कर 
राजकोषीय घाटे के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के निमित बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन 
अधिनियम , 2006 को अधिनियमित किया गया था । उक्त अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा 
को अधिकतम 3.5 प्रतिशत की अधिसीमा तक किया गया । वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पूर्व निर्धारित राजकोषीय घाटा 
एवं वार्षिक उधार सीमा की अधिसीमा में 2 % ( दो प्रतिशत ) की अतिरिक्त वृद्धि की गई । 

वर्तमान में 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटे एवं वार्षिक 
उधार सीमा को अधिकतम 4.5 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाये जाने के निमित बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट 
प्रबंधन ( संशोधन ) विधेयक , 2021 लाया जा रहा है । 
इससे राज्य सरकार वर्ष 2021-22 की अवधि में अतिरिक्त ऋण की उगाही कर सकेगा । 

lálj fd ' Hg i In ! / 2 
Hj & l kld I nL ; A 


mmns ; , oagsq 
वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि में राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 
3.5 प्रतिशत की वार्षिक अधिसीमा तक निर्धारित है । वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पूर्व निर्धारित राजकोषीय घाटा एवं 
वार्षिक उधार सीमा की अधिसीमा में 2 % ( दो प्रतिशत ) की अतिरिक्त वृद्धि की गई । 

वर्तमान में 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा एवं भारत सरकार , वित्त मंत्रालय , व्यय विभाग ( पब्लिक फाईनांस 
स्टेट डिवीजन ) द्वारा पत्र संख्या -40 ( 2 ) पी 0 एफ 0 - एस 0 / 2020-21 दिनांक -31.03.2021 के आलोक में वित्तीय वर्ष 
2021-22 में राजकोषीय घाटे एवं वार्षिक उधार सीमा को अधिकतम 4.5 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाये जाने के निमित 
बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन ( संशोधन ) विधेयक , 2021 लाया जा रहा है । राज्य सरकार को उपर्युक्त 
संशोधन के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 4.5 प्रतिशत की अधिसीमा 
तक ऋण सुविधा प्राप्त होगी , जिसे अधिनियमित करना ही इसका अभिष्ट है । 

rkjfd ' kij i ł In ] 

n ] ] 
Hjal kkd I nL ; A 


पटना 
दिनांक -28.07.2021 


भूदेव राय , 
प्रभारी सचिव , 
बिहार विधान सभा । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 647-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
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